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तारांकित प्रश्‍न संख्‍या  *369 
जिसका उत्‍तर 02 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।

.....

गंगा नदी को स्वच्छ बनाए जाने के संबंध में विधान
*369. श्री टी. रतिनावेल: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
क्या यह सच है कि सरकार यह निर्णय करने के लिए कि गंगा नदी के प्रदूषण के लिए किसे दोषी माना जाना चाहिए, विशेषज्ञों से परामर्श करने पर विचार कर रही है;
(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) 
क्या यह भी सच है कि सरकार गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए प्रस्तावित कानून को शीघ्र ही अधिनियमित करेगी; और
(घ) 
यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण  एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी)
(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 

****

श्री टी. रतिनावेल, संसद सदस्य द्वारा “गंगा नदी को स्वच्छ बनाए जाने के संबंध में विधान” के विषय में दिनांक 02 अप्रैल, 2018 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या- 369 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।
(क) से (घ) सरकार ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री गिरधर मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसने अप्रैल, 2017 में राष्ट्रीय नदी गंगा (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) विधेयक नामक एक मसौदा विधेयक प्रस्तुत किया है। 
यह विधेयक अन्य बातों के साथ-साथ गंगा नदी के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन संबंधी उपाय और इससे संबंधित मामलों अथवा आनुषंगिक मामलों से संबंधित कार्य करने का प्रावधान करता है। विधेयक में दोषियों तथा गंगा नदी में प्रदूषण फैलाने वालों और/अथवा गंगा नदी में जल के बहाव को रोकने वालों के विरूद्ध दंडात्मक प्रावधान है।
समिति ने विधेयक की मुख्य विशेषताओं की जांच और आगे की अनुवर्ती कार्रवाई पर सुझाव देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक समिति का गठन किया है।
*****
